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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 28        
(जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ऋण चूककर्ताओं के नामों का खुलासा
28.
श्री हुसैन दलवईः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या आरबीआई ने उन दुराग्रही चूककर्ताओं, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिए हैं, के विवरण का खुलासा करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश का अनुपालन किया है;

(ख)
यदि हां, तो शीर्ष 100 चूककर्ताओं और बैंकों, जिनसे ऋण लिए गए हैं, के नाम क्या हैं, ऋण की राशि, ऋण लेने की तारीख, चूक होने की तारीख, की गई कार्रवाई और इनमें से प्रत्येक मामले में वसूल की गई राशि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
यदि आरबीआई ने अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया है, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं और ऐसा खुलासा करने से रोकने के विधिक उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(घ)
क्या आरबीआई द्वारा ऐसा खुलासा न किया जाना न्यायालय की अवमानना नहीं है; और
(ङ)
यदि हां, तो क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करेगा कि विवरण का खुलासा कर दिया जाए; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि उन्हें सीआईसी से दिनांक 20.08.2018 का आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें आरबीआई को 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक राशि के ऋण लेने वाले इरादतन चूककर्ताओं से ऋण वसूल करने के लिए की गई कार्रवाई अथवा विचारणीय कार्रवाई का ब्यौरा स्पष्ट करने के लिए कहा गया था और इस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि आरबीआई सूचना का कोई भाग प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि उसे इरादतन चूककर्ताओं के नाम सहित मांगी गई सूचना का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। 

आरबीआई ने दिनांक 19.09.2018 के पत्र द्वारा सीआईसी के समक्ष उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ताओं के रूप में घोषित करने के लिए बैंकों को दिए गए अपने मौजूदा दिशानिर्देशों तथा ऐसे इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए अपना पक्ष रखा। इरादतन चूककर्ताओं के नाम को प्रकट करने के संबंध में आरबीआई ने सीआईसी में यह कहा कि वह सितम्बर 2014 तक इरादतन चूककर्ताओं के आंकड़ों को एकत्र कर रहा है और दिसम्बर 2014 से यह सूचना ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) के द्वारा एकत्रित और प्रदर्शित की जा रही है तथा सूचना का कुछ भाग आरबीआई को बैंकों से रिपोर्ट के रूप में बड़े ऋणों के संबंध में सूचना की केन्द्रीय रिपोजिटरी (सीआरआईएलसी) आंकड़ा आधार में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा सीआईसी को दी गई सूचना में यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. के उपबंध आरबीआई को ऋण सूचना प्रकट करने से प्रतिबंधित करता है। आरबीआई ने उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों में यह भी कहा कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए से अधिक के चूककर्ताओं की एक सूची सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की थी और यह अनुरोध किया था कि इसे प्रकट न किया जाए और यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। 

आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण को सीआईसी द्वारा समुचित नहीं माना गया तथा सीआईसी ने दिनांक 02.11.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और तत्पश्चात दिनांक 16.11.2018 को एक अन्य आदेश जारी किया। आरबीआई ने सूचित किया है कि इस मामले में अंतरिम राहत के लिए उन्होंने बाम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।   
*****
